
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
//  विज्ञापन//

क्रमांक  : 614 / परीक्षा/2026 जबलपुर, दिनॉक- 14/08/2026

मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर सहायक

ग्रेड-III के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष 2026

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 17.08.2026 दोपहर 12:00 बजे से

ऑनलाइन आवेदन (भुगतान सहित) करने
की अंतिम तिथि•

15.09.2026 शाम 05:00 बजे तक

आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक
तिथि

19.09.2026 दोपहर 12:00 बजे से

आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम
तिथि

21.09.2026 शाम 05:00 बजे तक

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचित की जावेगी।

महत्वपूर्ण बिन्दु  -

1. इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रकिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की

जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट

www.mphc.gov.in को समय समय पर देखते रहें। समय-समय पर वेबसाइट पर

प्रकाशित सूचनाओं का आवेदकों के संज्ञान में होना माना जायेगा। वेबसाईट पर उपलब्ध

सूचना की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।

2. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण, दाण्डिक प्रकरण

(लंबित / निराकृत) अथवा शासकीय कर्मचारी होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित

कोई सारभूत जानकारी या अन्य कोई ऐसी जानकारी, जो ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा व

कौशल परीक्षा के आवेदन पत्र या अन्य किसी आवेदन या दस्तावेज में चाही गई है, अपूर्ण
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दी जाती है अथवा छिपाई जाती है, तो उक्त तथ्य किसी भी समय संज्ञान में आने पर

तत्काल उसका आवेदन एवं अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

3. संपूर्ण चयन/ भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु अर्हताऐं / अनहताऐं, अभ्यर्थियों का चयनाधिकार

आदि के संबंध में मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती व सेवा की शर्ते) नियम-  2016

व अन्य संबंधित शासकीय नियम परिपत्र व प्रावधान लागू होंगे।

4. अभ्यर्थी ऑनलाईन फार्म में कोई भी प्रविष्टि अर्हताकारी अंकसूची / प्रमाण-पत्र से भिन्न

नहीं करेंगे। सम्यक व सही रूप से भरे गये आवेदन-पत्र, जिनके साथ विहित शुल्क

अदा किया गया है, ही मान्य होंगे अन्यथा नहीं।

विज्ञापित पद का संक्षिप्त विवरण

वेतनमान
(छठवें वेतनमान के अनुसार)

पदनाम

सहायक ग्रेड-III 5200 - 20200 + Grade Pay-1900/-

रिक्तियों की

संख्या

1174

नोट-सातवें वेतनमान के अनुसार सहायक ग्रेड  - III का पे-  मैट्रिक्स 19500-
62000/- लागू होगा।

निम्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र

ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं:-

खण्ड “अ

(एक) प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों की संख्या :-

कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या एवं आरक्षण
प्रतिशत

का
कुल रिक्तियों में से महिला

अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की
संख्या

(आरक्षण का प्रतिशत 35%)

कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व
सैनिकों हेतु आरक्षित पदों की

संख्या

(आरक्षण का प्रतिशत 10%)

कुल रिक्तियों में से
दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित

पदो की संख्या

(आरक्षण का प्रतिशत 6%)

कुल रिक्तिया (कॉलम
क्र 1 से 5 का योग)

UR SC ST OBC EWS

手

1
0
0
%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

314 153 181 236 325 172 153 118 110 63 83 114 41 31 18 24 33 12 18 18 17 17 1021 153 1174

नोट-उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यदि पदों की संख्या में परिवर्तन किया

जाता है तो परिवर्तित जानकारी शुद्धिपत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट

(www.mphc.in) पर सूचित की जावेगी।

(दो) पद की शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें :-

1. Graduation in any discipline from a recognized University.

هللاےد
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नोट-

2. C.P.C.T. Score card exam passed from M.P. Agency for

promotion of Information Technology (MAP-IT) or any

other Agency/Institution recognized by the M.Р.

Government.

3. One year Diploma course passed in Computer Application

from Institution recognized by M.P. Government.

क. उपरोक्तानुसार दर्शित अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण
होने के साथ-साथ परीक्षा अंक पत्र / प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

ख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक C3-07/2015/1/3,

भोपाल दिनांक 18.08.2015 के अनुपालन में निम्न में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय
कम्प्यूटर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य हैः-

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी.  / National Institute of Electronics and Information Technology

(NIELIT) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।

4. शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।

5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट

(COPA) प्रमाण पत्र।

उक्त कम्प्यूटर डिप्लोमा के अतिरिक्त निम्नलिखित अर्हताऐं भी मान्य होंगीः-

।. बी.ई. (सी.एस.ई. / आई.टी.) /एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी.  / सी.एस.)
/ बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) / एम.टेक / एम.ई. इत्यादि

॥. ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईस/कम्प्यूटर
एप्लीकेशन एवं इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि।

।।।. बी.एस.सी. / बी.कॉम. डिग्रीयां, जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन
सम्मिलित है, मान्य नहीं होंगी।

उपरोक्त परिपत्र के अनुक्रम में, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल के

द्वारा जारी पत्र क्रमांक C-3-7/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 29 मई, 2019 के अनुसार, यदि किसी

उम्मीदवार ने अन्य विषयों के साथ आई०टी/कम्प्यूटर साइस की पढ़ाई करके B.Sc. की परीक्षा

पास की है, तब मार्क–शीट के आधार पर IT/CS विषय की पुष्टि/प्रमाणित हो जाती है, तो ऐसी

B.Sc. डिग्री को भी B.Sc. (I.T./C.S.) डिग्री के समान माना जाएगा।

(तीन)  - आरक्षण संबंधी टीपः-

1. आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र म०प्र० के मूल निवासियों के लिये
लागू होंगे। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी

'अनारक्षित' भरेंगे और अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों पर ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
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2. मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के OBC, SC, ST एवं EWS श्रेणी के उम्मीदवारों

को अनारक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें उसी के अनुसार आवेदन
करना होगा।

3. मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के दिव्यांग उम्मीदवार UR (PH) श्रेणी के तहत

आवेदन करेंगे।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, म०प्र० शासन के परिपत्र क्र०

एफ-07-11/2019/आ0प्र0/एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं संशोधित आदेश
एफ-07-11/2019/आ0प्र0 / एक, भोपाल दिनांक 18 जुलाई 2019 के अनुसार, सीधी

भर्ती की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% वर्टिकल आरक्षण
का प्रावधान किया गया है।

5. मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 03.10.2023 को जारी

असाधारण राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, महिला उम्मीदवारों को 35% क्षैतिज

(Horizontal) और श्रेणी-वार (Compartment Wise  ) आरक्षण दिया जा रहा है।

6.

7.

8.

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 21.04.1999 को जारी असाधारण

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal)

और श्रेणी-वार (Compartment Wise) आरक्षण दिया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग, म०प्र० शासन के परिपत्र क्र० एफ 8-4/2001/आ०प्र०/एक (पार्ट)

भोपाल दिनांक 01.06.2022 के अनुसार, PwD (दिव्यांगजन) के लिए 06% आरक्षण दिये
जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें दृष्टि बाधित और कम दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के

लिए 1.5%, बहरे और कम सुनने वाले, उम्मीदवारों के लिए 1.5%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी

जिसमें सम्मिलित है, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित,
मस्कुलर डिस्ट्राफी वाले उम्मीदवारों के लिए 1.5% और ऑटिज्म, बौध्दिक दिव्यांगता,

स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता उम्मीदवारों के
लिए 1.5% आरक्षण शामिल है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों

के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के

लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, तथापि रिट याचिका क्रमांक

5901/2019 और अन्य याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिनमें इसे चुनौती

दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग, म०प्र० शासन के पत्र क्रमांक एफ-07-

46/2021/आ०प्र०/एक भोपाल, दिनांक 29.09.2022 के प्रकाश में न्यायालय द्वारा जारी

अंतरिम आदेशों के अनुसार, भर्ती के परिणाम दो भागों में घोषित किए जाने के निर्देश

जारी किए गए हैं। पहला, 87% पदों के लिए मुख्य परिणाम, दूसरा, 13% पदों के लिए
प्रावधिक (अस्थायी) परिणाम (जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 13% पद और सामान्य

श्रेणी के 13% पद शामिल होंगे)। अंतिम चयन सूची, OBC आरक्षण के मामले में विभिन्न

याचिकाओं पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के अंतिम फैसले के अधीन होगी।
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9.

ऐसी याचिकाओं के लंबित रहने तक, चयन परिणाम के मुख्य और प्रावधिक भाग उक्त पत्र

के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे ।

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती व सेवा की श ) नियम- 2016 के अतर्गत, म०प्र०
उच्च न्यायालय या म०प्र० के जिला न्यायालयों में रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर

उसी वर्ग /पद या उससे उच्च वर्ग /पद पर कम से कम 5 साल से काम कर रहे (या

कर चुके) उम्मीदवारों के लिए 20% पद हॉरिजॉन्टली आरक्षित हैं। यदि संविदा आधार पर

कार्यरत् कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं, तो उन पदों को उसी श्रेणी के
अन्य अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरा जाएगा।

(चार)–चयन एवं अभ्यर्थिता हेतु अर्हता निम्नानुसार होगी:-

1. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह भारत का
नागरिक न हो।

2. कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी पति हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं
होगा/ होगी।

3.

4.

कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी

2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जैसा कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य

शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 में स्पष्ट किया गया है, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं
होगा/ होगी।

स्पष्टीकरण-

(अ) दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं माना जाएगा,

जहां पूर्व से ही एक जीवित संतान होने के पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक

संतानें पैदा हुई हों।

(ब) दिनांक 26.01.2001 से 280 दिनों के भीतर जन्मी संतान को अयोग्यता की
श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस संबंध में कृपया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,

जबलपुर में दायर रिट याचिका 5069/2002 श्री ओझीलाल गौण्ड विरुद्ध मध्यप्रदेश
शासन के मामले के निर्णय दिनांक - 07.11.2003 का अवलोकन करें।

कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे जिला

चिकित्सा बोर्ड द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र

जारी न किया गया हो।

परंतु अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत

करने की शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा। उक्त 30 दिवस की अवधि

में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त किये जाने के

योग्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय दृष्टि से अयोग्य

घोषित किया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन
के लिये अयोग्य कर देगा।
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